
भारत सरकार 
गहृ मğंालय 
लोक सभा 

अतारांͩ कत Ĥæ न सÉंया 4415 
Ǒदनांक 23.03.2021/ 2 चैğ, 1943 (शक) को उƣर के ͧलए 

 

आतंकवाǑदयɉ को ͪव× तपोषण के मामले 
 

4415. Įीमती रंजनबेन भɪट:   
 

Èया गहृ मंğी यह बतान ेकȧ कृपा करɅगे ͩकः 
 

(क) È या देश के ͪवͧभÛ न भागɉ मɅ आतकंवाǑदयɉ के ͪव× तपोषण के मामले सरकार के Ú यान मɅ 
आए हɇ;  
 

(ख) यǑद हां, तो È या सरकार ɮवारा इसे रोकने का ͪवचार है; और 
 

(ग) यǑद हां, तो त× संबधंी Þ यौरा È या है? 
 

उƣर 
 

गहृ मğंालय मɅ राÏ य मंğी (Įी जी ͩकशन रेɬडी) 

(क) से (ग): भारत के संͪ वधान कȧ सातवी ंअनुसूची के अनुसार, “पुͧ लस” और “लोक å यवè था” 

राÏ य के ͪवषय हɇ।  इसͧलए, अपराधɉ को रोकन,े उनका पता लगान,े पजंीकरण करन ेतथा उनकȧ 

जांच और अͧभयोजन कȧ Ĥाथͧमक िजà मेदारȣ राÏ य पुͧ लस कȧ है। इसके अǓतǐरÈ त, कɅ ġ सरकार 

ने अब तक, आतंकȧ ͪव× तपोषण के 94 मामले जांच के ͧलए राç Ěȣय जाचं एजɅसी (एनआईए) को 

सɋपे हɇ। आतंकȧ ͪव× तपोषण के सभी पहलुओं को ͪवͬधͪवǾɮध ͩĐयाकलाप (Ǔनवारण) अͬधǓनयम, 

1967 के तहत अपराध माना गया है, जो आतकंȧ ͪव× तपोषण समेत आतंकवाद के ͪवǾɮध Ĥमुख 

कानूनी å यवè था है। कɅ ġ और राÏ य कȧ ͪवͬध Ĥवत[न एजɅͧसयां काननू के मौजूदा Ĥावधानɉ के 

अनुसार आतंकȧ ͪव× तपोषण से संबंͬ धत अपराधɉ के ͪवǾɮध कार[वाई करती हɇ। 

***** 


